भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1140
27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: बढ़ते ऋण के चलते किसानों द्वारा आत्महत्या
1140. श्री विवेक के॰ तन्खाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए निर्धरित 33 प्रतिशत के मानदण्ड को घटाकर 25 प्रतिशत करने की कोई योजना है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान बढ़ते कृषि ऋण/और दबाव के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा गत वर्षों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के ऋण को माफ करने का प्रावधन किया गया है और यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्रीमती कृष्‍णा राज)
(क): भारत सरकार ने राज्‍य आपदा अनुक्रिया निधि एवं राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता प्राप्‍त करने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को मदों एवं मापदंडों को संशोधित किया है जो वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्‍काल प्रभाव से राहत कार्य करने पर होने वाले व्‍यय के वित्‍तीय पोषण संबंधी 14वां वित्‍त आयोग की सिफारिशों तथा गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। विद्यमान मानदंडों में किसी भी प्रकार का संशोधन सरकार द्वारा 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। 
(ख):  गृह मंत्रालय के अधीन राष्‍ट्रीय अपराध अभिलेख ब्‍यूरों आत्‍महत्‍याओं संबंधी सूचना को भारत में आकस्‍मिक मृत्‍यु एवं आत्‍महत्‍या नामक प्रकाशन में संकलित एवं प्रसारित करता है। वर्ष 2015 तक आत्‍महत्‍याओं संबंधी रिपोर्ट ब्‍यूरो की वेबसाईट पर उपलब्‍ध है। वर्ष 2016 और उसके बाद की रिपोर्टें अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्‍त, वर्ष 2015 में पहली बार राष्‍ट्रीय अपराध अभिलेख ब्‍यूरों द्वारा कर्जदारी एवं दिवालियापन के कारण किसानों द्वारा की गई आत्‍महत्‍याओं के आंकड़े संकलित किए गए हैं। एडीएसआई की वर्ष 2014-15 के रिपोर्ट के आधार पर कर्जदारी एवं दिवालियापन के कारण किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा की गई आत्‍महत्‍या का राज्‍यवार विवरण संकलित किया गया तथा इसका विवरण अनुबंध में दिया गया है। 
(ग): भारत सरकार के पास प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को ऋणमाफी प्रदान करने संबंधी कोई स्‍कीम नहीं है। इसके अतिरिक्‍त रिजर्व बैंक द्वारा अपने 1 जुलाई, 2016 के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण देने वाले संबंधित संस्‍थानों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ वर्तमान फसल ऋण और आवधिक ऋण के पुनर्गठन/रिशेड्यूलिंग भी शामिल है। बैंकों द्वारा प्रारंभिक राहत उपायों के लिए बेंचमार्क राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क की लाइन में कम करके फसल क्षति का 33 प्रतिशत तक कर दिया है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समय बकाया ऋण के अलावा सभी प्रकार के अल्‍पावधिक ऋण पुनर्गठन के लिए पात्र हैं। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि मूल धनराशि के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा की घटना वाले वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय ब्‍याज को आवधिक ऋण में बदला जा सकता है। यदि फसल की क्षति 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है तो पुनर्भुगतान की अधिकाअधिक अवधि दो वर्ष तक रखी जा सकती है (जिसमें एक वर्ष की स्‍थगन अवधि सहित) और जिन मामलों में फसल की क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो वैसी स्‍थिति में पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष की अवधि रखी जा सकती है (जिसमें एक वर्ष ऋण स्‍थगन अवधि शामिल है)। 
यद्यपि भारत सरकार किसानों को तीन लाख रू. तक अल्‍पावधिक फसल ऋणों में 7 प्रतिशत ब्‍याज दर प्रति वर्ष की दर से ऋणमाफी प्रदान करती है तथा यदि ऋण भुगतान तत्‍काल किया जाता है तो वैसी स्‍थिति में यह ब्‍याज दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाती है। इसके अतिरिक्‍त प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पुनर्गठित धनराशि पर पहले वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को 2 प्रतिशत ब्‍याज माफी दी जाती है। तमिलनाडु, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, जम्‍मू व कश्‍मीर, पंजाब, छत्‍तीसगढ़, तेलंगाना और संघ शासित पुडुचेरी की राज्‍य सरकारों द्वारा अपनी ऋणमाफी स्‍कीम घोषित की है जिसमें राज्‍यों द्वारा अपने जरूरतमंद किसानों को अल्‍पावधि राहत प्रदान की जाती है। 
      तथापि मध्‍य प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से अभी तक किसी प्रकार ऋणमाफी स्‍कीम की घोषणा नहीं की है।            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	अनबुध-।
रा.स. अता.प्र.सं.
                                                             ‘’ऋण वृद्धि के कारण किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या’’ के संबंध में

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	2014
	2015
	

	क्र.सं.
	राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र
	फसल ऋण के कारण 
	कृषि उपकरण ऋण के कारण
	गैर कृषि ऋण के कारण
	कुल
	वित्‍तीय संस्‍थाओं से प्राप्‍त ऋण 
	ऋण दाताओं से प्राप्‍त ऋण
	दोनों से प्राप्‍त ऋण 
	कुल
	

	1
	आंध्र प्रदेश
	25
	1
	10
	36
	7
	28
	119
	154
	

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	असम
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	बिहार
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	छत्तीसगढ
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	

	6
	गोवा
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	गुजरात
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	हरियाणा
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9
	हिमाचल प्रदेश
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	10
	जम्मू और कश्मीर
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11
	झारखंड
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	कर्नाटक
	28
	5
	18
	51
	787
	118
	41
	946
	

	13
	केरल
	0
	0
	5
	5
	1
	0
	0
	1
	

	14
	मध्य प्रदेश
	0
	0
	1
	1
	6
	1
	6
	13
	

	15
	महाराष्ट्र
	765
	16
	76
	857
	1237
	14
	42
	1293
	

	16
	मणिपुर
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	17
	मेघालय
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	18
	मिजोरम
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	19
	नागालैंड
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	20
	ओडिशा
	1
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	2
	

	21
	पंजाब
	0
	0
	3
	3
	49
	1
	1
	51
	

	22
	राजस्थान
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	23
	सिक्किम
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	24
	तमिलनाडु
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	25
	तेलंगाना
	146
	0
	62
	208
	384
	139
	109
	632
	

	26
	त्रिपुरा
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	27
	उत्तर प्रदेश
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	

	28
	उत्तराखंड
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	29
	पश्चिम बंगाल
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	कुल (राज्‍य)
	965
	22
	176
	1163
	2474
	302
	321
	3097
	

	30
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	31
	चंडीगढ़
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	32
	दादरा एंड नागर हवेली
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	33
	दमन और दीव 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	34
	दिल्ली (संघ राज्‍य क्षेत्र)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	35
	लक्षद्वीप
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	36
	पुड्डुचेरी
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	कुल (संघ राज्‍य क्षेत्र)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	कुल (अखिल भारत)
	965
	22
	176
	1163
	2474
	302
	321
	3097
	

	स्रोत:  प्रासंगिक वर्षों के लिए भारत में दुर्घटनावश मृत्‍यु एवं आथ्‍त्‍महत्‍या पर रिपोर्ट राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड, गृह मंत्रालय  
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